
यह रिपोर््ट वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दरुुपयोग के कारण होने वाले बड़़े वित्तीय नुकसान और वैश्विक स्तर पर कर संबंधी सुधारो ंको उजागर करती है।

इस रिपोर््ट के मखु्य बिदंओु ंपर एक नजर

	 वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दरुुपयोग के कारण देशो ंको प्रति वर््ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नकुसान हो 
रहा ह।ै

	 इसमेें से दो-तिहाई (347.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नकुसान बहुराष्ट्रीय कंपनियो ंद्वारा किया जाता है। 
ये कंपनिया ंअपने लाभ को ऐसे देशो ंमेें स्थानातंरित करती हैैं, जहा ंकर दरेें बहुत कम होती हैैं, ताकि कम कर 
का भुगतान करना पड़े।

	 शेष एक-तिहाई (144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान उन धनी व्यक्तियो ंके कारण होता है, जो 
अपनी संपत्ति को विदेशो ंमेें छुपात ेहैैं। 

	 43% नकुसान निम्नलिखित आठ प्रमखु OECD सदस्य देशों के कारण होता ह,ै जो यनूाइटेड नेशन टैक्स 
कन्ववेंशन का विरोध कर रहे हैैं:

	 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजरायल, जापान, न्यूजीलैैंड, दक्षिण कोरिया, यनूाइटेड किंगडम, और अमेरिका।

	निर पेक्ष रूप से ग्लोबल नॉर््थ के देशो ंको सबसे ज्यादा कर राजस्व का नकुसान होता है, जबकि ग्लोबल साउथ के देशो ंको अपने कुल कर राजस्व के सबसे बड़े हिस्से का नकुसान होता है।

	 इस प्रकार की कर हानि के परिणामस्वरूप सार््वजनिक सेवाओ ंकी उपलब्धता सीमित होती है; देशो ंके बीच असमानता बढ़ती है; तथा घरेलू कारोबार सीमित हो जाता है।

इस रिपोर््ट मेें की गई नीतिगत सिफारिशेें

	 यनूाइटेड नेशन टैक्स कन्ववेंशन को अपनाना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर समावेशी अतंर््रराष्ट्रीय कर नियमो ंकी स्थापना करेगा। साथ ही, यह सीमा-पार कर चोरी को रोकेगा  और प्रगतिशील राष्ट्रीय कराधान को 
बहाल भी करेगा।

	 संयकु्त राष्टट्र अतंर््रराष्ट्रीय कर सहयोग फ्रे मवर््क  कन्ववेंशन पर 2025 मेें वार््तता शुरू की जाएगी और 2027 मेें संपन्न होगी।

	 अतिरिक्त लाभ और संपत्ति पर कर लगाने से आर्थिक असमानता कम तथा एकाधिकार की शक्ति सीमित हो सकती ह।ै साथ ही, इससे समाज से सबसे अधिक लाभ कमाने वाले लोगो ंद्वारा सामाजिक कल्याण 
मेें आनुपातिक रूप से योगदान सुनिश्चित हो सकता है।

टैक्स जस्टिस नेटवर््क  द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024' रिपोर््ट जारी की गई

नवंबर, 202429

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वैश्विक वेतन रिपोर््ट (2024-25) जारी की
यह विश्व भर मेें वेतन की प्रवतृ्तियो ंपर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। साथ ही, वेतन संबंधी असमानता और वास्तविक वेतन वदृ्धि मेें परिवर््तन को भी उजागर करती है।

इस रिपोर््ट के मखु्य बिदंओु ंपर एक नजर

	 वेतन वृद्धि संबंधी रुझान

	 वैश्विक स्तर पर: 2022 मेें गिरावट के बाद, 2023 मेें वैश्विक वास्तविक वेतन वृद्धि बहाल हुई है।
	 क्षेत्रीय स्तर पर: शेष विश्व की तलुना मेें एशिया व प्रशातं, मध्य और पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी यरूोप मेें औसत वेतन तेजी से बढ़ रहा ह।ै

	♦ लगभग 9.5% भारतीय कामगार कम वेतन पाने वाले कामगार हैैं।
	 श्रम संबंधी आय असमानता के रुझान

	 वेतन असमानता: कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर इसमेें गिरावट का रुझान देखा गया ह।ै
	♦ हालाकंि, यह निम्न आय वाले देशो ंमेें सबसे अधिक है और उच्च आय वाले देशो ंमेें सबसे कम है।

	 अनौपचारिक अर््थव्यवस्था: वेतन वितरण के निचले स्तर पर महिलाओ ंऔर श्रमिको ंका प्रतिनिधित्व अधिक 
ह।ै

	♦ औपचारिक रोजगार के अवसर पर््ययाप्त रूप से न बढ़ने के कारण अनौपचारिक रोजगार मेें निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। 
	 श्रम उत्पादकता (1999-2024): उच्च आय वाले देशो ंमेें यह वास्तविक वेतन की तलुना मेें अधिक तजेी से बढ़़ी ह।ै

आगे की राह 

	 अनसंुधान मेें वृद्धि: असमानता मेें परिवर््तन को मापने और उसका अनुमान लगाने के लिए बहेतर डेटा एवं साखं्यिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।

	 वेतन मेें असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिया:ं वेतन को आर्थिक कारको ंके साथ-साथ कामगारो ंऔर उनके परिवारो ंकी जरूरतो ंको ध्यान मेें रखकर निर््धधारित किया जाना चाहिए। साथ ही, 
वेतन संबंधी मानक लैैंगिक समानता, समता और गैर-भेदभाव को बढ़़ावा देने वाला होना चाहिए।

	 कर और सामाजिक हस््ताांतरण के माध्यम से आय का पुनर्वितरण: इसे ऐसी नीतियो ंके साथ लागू किया जाना चाहिए जो उत्पादकता, गरिमापूर््ण कार््य और अनौपचारिक अर््थव्यवस्था को औपचारिक बनाने को 
बढ़़ावा देती हो।

वैश्विक कर सुधार
	 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की वैश्विक न्यूनतम कर 

(GMT) नीति: इसमेें कॉर्पोर�ेट मुनाफे पर 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर 
लगाने का प्रावधान किया गया ह।ै

	 OECD की आधार क्षरण और लाभ साझाकरण (BEPS) कार््य योजना: यह कर 
की चोरी से निपटने के लिए सरकारो ंको साधन उपलब्ध कराती ह।ै 

	 OECD का कॉमन रिपोर्टटिंग स्टटैंडर््ड (CRS): यह वित्तीय खातो ंके बारे मेें सूचना के 
स्वचालित आदान-प्रदान की सुविधा देता ह।ै

क्या आप जानते हैैं?

पाल्मा अनपुात असमानता मापने का एक तरीका है। इसमेें वेतन के मामले मेें शीर््ष 
पायदान पर मौजदू 10% आबादी के प्रति घंटा कुल वेतन को निचले पायदान पर मौजदू 
40% आबादी के प्रति घंटा कुल वेतन से विभाजित किया जाता ह।ै 
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नए कानून मेें कानून के तहत, टिकटॉक, मेटा जसैी तकनीकी कंपनियो ंको अपने प्लेटफॉर्मम्स पर 16 साल से कम उम्र के बच््चोों  के अकाउंटस् को ब्लॉक करना होगा, अन्यथा उन्हहें जरु््ममाना भुगतना पड़़ेगा। 

	 साथ ही, उन्हहें सोशल मीडिया की लत से बच््चोों  की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्लेटफॉर््म पर सामाजिक जिम्मेदारी तय करनी होगी। 

बच््चोों  मेें सोशल मीडिया की लत की वजहेें

	 सोशल मीडिया द्वारा मस्तिष्क के रिवॉर््ड सर्किट का दरुुपयोग: सोशल मीडिया नशे की लत जैसी मानसिक स्थिति का निर््ममाण करता ह।ै यह डोपामाइन उत्प्रेरणा के माध्यम से सोशल मीडिया से निरतर जड़ेु रहने 
के लिए प्रेरित करता ह।ै

	 वास्तविक जीवन मेें सच्चे भावनात्मक संबंधो ंकी कमी: सच्चे वैयक्तिक संबंधो ंके विकल्प के रूप मेें किशोर 
सोशल मीडिया का रुख करत ेहैैं।

सोशल मीडिया की लत के दषु्प्रभाव

	 स्क्रीन टाइम का बढ़ना: डिजिटल माध्यमो ंपर अधिक समय देने के कारण बच््चोों  की शारीरिक गतिविधिया ं
कम हो गई हैैं। अब ऑनलाइन इंटरक्शन ने शारीरिक गतिविधियो ंकी जगह ले ली ह।ै 

	 इससे वास्तविक जीवन के रिश््तोों  और सामाजिक कौशल का क्षरण होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही, 
बच््चोों  मेें “पीछे छूट जाने का डर” हावी हो सकता है। 

	 कार््य उत्पादकता मेें कमी और ख़राब शैक्षणिक प्रदर््शन: अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से स्कू ल वर््क , खेल, 
पढ़ाई जसैी कई गतिविधियो ंके लिए समय कम पड़ जाता है। 

	 मनोवैज्ञानिक प्रभाव: सोशल मीडिया जगत की आदर््श छवियो ंसे जड़ुी उपलब्धियो ंके लगातार प्रभाव मेें आने से अवास्तविक अपेक्षाएं जन्म ले सकती हैैं।

	 इससे साइबर-बुलिगं, आत्मसम्मान की कमी, फोकस और एकाग्रता की कमी जसैी स्थितिया ंउत्पन्न हो सकती हैैं। 

	 स्वास्थ्य पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा अवसाद, नीदं नही ंआना, खाने की आदतो ंमेें बदलाव जसेै विकार पैदा हो सकते हैैं।

	 नकुसानदेह कंटेेंट के प्रभाव मेें आना: जसेै कि आत्महत्या करने, स्वयं को नुकसान पहुुंचाने और चरम विचारो ंवाले कंटेेंट के प्रभाव मेें आने का खतरा बढ़ जाता है। 

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का नकारात्मक प्रभाव

	 बच्चे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावो ंसे वंचित हो सकते हैैं: बच्चे डिजिटल क्षमता व सामाजिक एकीकरण, रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं सहयोग आधारित लर्ननिंग, अभिरुचि-आधारित नेटवर्ककिंग जसेै 
अवसरो ंका लाभ नही ंउठा पाएंगे, आदि।

	 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मम्स पर प्रतिबंध की वजह से बच्चे डार््क वेब जैसे असुरक्षित इंटरनेट नेटवर््क  के जाल मेें फंस सकत ेहैैं। 

केें द्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर््ष 2024 मेें यूनिफाइड पेमेेंट््स इंटरफेस (UPI) धोखाधड़़ी के मामलोों मेें 85% की वृद्धि दर््ज की गई

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चचों को सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंधित करने वाला दनुिया का पहला कानून पारित किया

2022-23 से, UPI से जड़ुी धोखाधड़़ी के 2.7 मिलियन मामले दर््ज किए गए हैैं। इन मामलो ंमेें कुल लगभग 2,100 करोड़ रुपये का नकुसान होने का अनुमान है।

	 UPI के यजूर््स की संख्या और कुल लेन-देन बढ़ने के साथ ही इससे जड़ुी धोखाधड़़ी की संख्या भी बढ़ रही है।

डिजिटल या UPI लेन-देन और वित्तीय धोखाधड़़ी की बढ़ती संख्या

	 वित्त वर््ष 2024 मेें, UPI के जरिए संख्या के मामले मेें 131.12 बिलियन लेन-देन किए गए जिनका कुल मलू्य 200 ट््ररिलियन रुपये था। वर््तमान मेें, 400 मिलियन से अधिक यनूिक यजूर््स रियल टाइम पेमेेंट 
के लिए UPI का उपयोग करते हैैं।

	 RBI की वार्षिक रिपोर््ट के अनुसार, 2022-23 की तुलना मेें 2023-24 मेें वित्तीय धोखाधड़़ी मेें 166% की 
वृद्धि दर््ज की गई है।

डिजिटल लेन-देन के समक्ष चुनौतियां

	 साइबर-सुरक्षा: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केें द्र (I4C) के अनुसार पिछले तीन वर्षषों मेें डिजिटल 
वित्तीय धोखाधड़़ी का आकंड़़ा 1.25 लाख करोड़ रुपये का रहा है।

	 थर््ड पार्टी जोखिम: यह खतरा इंटरनेट प्लेटफॉर्मम्स पर एकाधिकार रखने वाले या डिजिटल बैैंकिंग सॉल्यूशन्स 
प्रदान करने वालो ंसे हो सकता है।

	 डिजिटल साक्षरता का अभाव: शहरो ंकी 37.1% आबादी इंटरनेट का उपयोग करने मेें सक्षम ह,ै वही ंग्रामीण 
क्षेत््रोों  मेें यह अनपुात केवल 13% है। 

	 अन्य चुनौतिया:ं डिजिटल अवसरंचनाओ ंकी कमी है, अलग-अलग डिजिटल पेमेेंट प्लेटफॉर्मम्स के बीच समन्वय 
का अभाव ह,ै आदि।

साइबर धोखाधड़़ी को रोकने के लिए पहलेें

	 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केें द्र (I4C) की स्थापना: इसे केें द्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया ह।ै इसका उद्देश्य साइबर अपराध की घटनाओ ंसे निपटना ह।ै 

	 इंडियन कंप्यूटर इमरजेेंसी रिस््पाांस टीम (CERT-In): यह कंप्यूटर की सुरक्षा मेें सेेंध लगने पर जवाबी कार््रवाई करने वाली भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेेंसी ह।ै

	 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत मेें डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।

	 साइबर स्वच्छता केें द्र: यह बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनान ेपर केें द्रित ह।ै 

UPI से जडु़़ी धोखाधड़़ी के प्रकार
	फि शिगं अटैक: यह धोखाधड़़ी का सबसे आम तरीका ह।ै इसके तहत साइबर अटैकर 

यजूर््स को लुभाने के लिए फिशिगं ईमेल, मैसेज आदि भेजते हैैं।
	 मैलवेयर अटैक: स्मार््टफ़़ोन दरु््भभावनापूर््ण सॉफ़्टवेयर की चपेट मेें आ जात ेहैैं। इससे 

UPI लेन-देन असुरक्षित हो जाता है।
	 सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड: इसके तहत धोखेबाज, यजूर््स के भरोसे का फायदा उठात ेहैैं, 

और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करत ेहैैं या भय पैदा करत े
हैैं।

	वि शिगं या वॉयस फिशिगं: धोखेबाज लोग कॉल के जरिये स्वयं को बैैंक अधिकारी या 
UPI सेवा प्रदाता बताकर उपयोगी जानकारी प्राप्त कर लेत ेहैैं और फिर पैसे ट््रराांसफर 
कर लेत ेहैैं। 

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का वैकल्पिक तरीका

	 कुछ निश्चित आय ुसमहू के उपयोगकर््तताओ ंके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मम्स द्वारा 
स्वयं से प्रतिबंध लगाना: फेसबकु की पैरेेंट कंपनी मेटा ने और इंस्टाग्राम ने 13 वर््ष तक 
के बच््चोों  के लिए अकाउंट खोलना प्रतिबंधित कर रखा है।

	 प्रौद्योगिकी-आधारित टूल्स और एप्लीकेशंस को एकीकृत करना: इससे सोशल मीडिया 
के लाभकारी उपयोग को बढ़़ावा मिलता ह।ै 

	 सर्वोत्तम कार््य-पद्धतियो ंको अपनाना: केरल पुलिस के डिजिटल डी-एडिक्शन 
(D-DAD) केें द्र डिजिटल मीडिया के आदी हो गए बच््चोों  को नि:शुल्क परामर््श प्रदान 
करत ेहैैं।
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यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर देश के व्यापक अपतटीय खनिज संसाधनो ंकी 
खोज मेें एक बड़़ा कदम है।
अपतटीय खनन नीलामी का मुख्य विवरण 

	 खनिज ब्लॉक्स: नीलामी मेें अरब सागर और अडंमान सागर मेें मौजदू 13 खनिज ब्लॉक्स 
शामिल हैैं।

	 खनिजो ंके प्रकार और संबंधित क्षेत्रक: निर््ममाण क्षेत्रक मेें प्रयकु्त होने वाली रेत (केरल व अरब 
सागर के तटो ंके निकट); चूना-मिट्टी (गुजरात व अरब सागर के तटो ंके निकट); पालीमैटेलिक 
नोड्यूल्स और क्रस््ट््स (ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं अडंमान सागर के तट के निकट) आदि 
शामिल ह।ै

अपतटीय खनन या गहरे समदु्र मेें खनन
	 इसमेें गहरे समदु्र नितल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर खनिज भंडार का खनन किया 

जाता ह।ै
	 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GIS) ने अपतटीय खनन की क्षमता वाले लगभग छह लाख 

वर््ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र की पहचान की है।
भारत के लिए अपतटीय खनन का महत्त्व

	 भारत के अपतटीय खनिज भंडारो ंमेें सोना, हीरा, ताबंा, निकल, कोबाल्ट, मैैंगनीज और दरु््लभ 
भ-ूतत्व शामिल हैैं, जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक हैैं।

	 अपतटीय खनन से खनिजो ंकी उपलब्धता बढ़़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर््ण खनिजो ं
मेें देश आत्मनिर््भर बनेगा। इसके अलावा, इससे भारत की नीली अर््थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा 
और आयात पर निर््भरता कम होगी।

	 ये खनिज अवसंरचना के विकास, उच्च तकनीकी विनिर््ममाण और ग्रीन एनर्जी ट््रराांजीशन के लिए 
महत्वपूर््ण हैैं।

अपतटीय खनन मेें चुनौतियां
	नि जी भागीदारी का अभाव;
	 अत्यधिक कुशल श्रम और पंूजी की आवश्यकता; तथा
	 पर््ययावरणीय चुनौतिया,ं जैसे- पर््ययावास का विनाश, समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र मेें व्यवधान आदि।

दशे भर मेें जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है

जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर््ष 15 नवंबर को आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान 
बिरसा मुं डा की जयंती के उपलक्ष मेें मनाया जाता ह।ै 

	 यह दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम मेें जनजातीय समुदायो ंके योगदान और भारत की 
विरासत को संरक्षित करने मेें उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता ह।ै

विरासत संरक्षण मेें आदिवासियो ंकी भमूिका
	 सासं्कृत िक विरासत 

	 मौखिक परंपराएं और कहानी सुनाना: उदाहरण के लिए- "य ू सीयर लापालागं" (द 
स्टैग ऑफ लापालागं) की कहानी खासी और पनार जनजातियो ंके बीच एक प्रसिद्ध 
लोककथा ह।ै यह कहानी मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध तथा प्रकृति के प्रति 
आदिवासियो ंकी श्रद्धा को उजागर करती ह।ै

	 विविध अनषु्ठानो,ं त्यौहारो ं और समारोहो ं के वाहक: उदाहरण के लिए- नागाओ ं के 
बीच हॉर््नबिल महोत्सव का उद्देश्य नागालैैंड की अनूठी सासं्कृति क विविधता और समृद्ध 
परंपराओ ंका संरक्षण करना है। 

	 पारंपरिक शिल्प और कला रूप: उदाहरण के लिए- वरली जनजातियो ंद्वारा बनाई गई 
वरली चित्रकारिया ंमानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर््शशाती हैैं। 

	 पारंपरिक चिकित्सा: उदाहरण के लिए- आदिवासी लोगो ंको अलग-अलग पादपो ंके 
औषधीय गुणो ंके बारे मेें काफी जानकारी होती है। इस जानकारी का इस्तेमाल वे लोग 
हड्डी टूटने, सापं के काटने, मासंपेशियो ंमेें दर््द, बखुार, सिरदर््द और शरीर की सूजन आदि 
के इलाज के लिए करते ह।ै

	 जैव विविधता संरक्षण 
	 संरक्षित क्षेत््रोों  का संरक्षण: उदाहरण के लिए, बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर (BRT) 

वन्यजीव अभयारण्य (कर््ननाटक) मेें सोलिगस जनजातिया ंवन पारिस्थितिकी के संरक्षण 
के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैैं।

	 पवित्र प्राकृतिक स्थल: जादईु-धार्मिक विश्वास के कारण आदिवासियो ंद्वारा पेड़-पौधो ं
को उनके प्राकृतिक पर््ययावास मेें संरक्षित किया जाता ह,ै क््योों कि वे उन्हहें देवी-देवताओ,ं या 
पूर््वजो ंका निवास स्थान मानत ेहैैं। उदाहरण के लिए- खासी जनजाति द्वारा मावफलागं 
पवित्र वन को 800 वर्षषों से संरक्षित किया जा रहा ह।ै खासी लोग इस जगह को देवता 
लाबासा का निवास स्थान मानते हैैं। 

	 वन्यजीव संरक्षण प्रथाएं: उदाहरण के लिए बिश्नोई समदुाय के लोग काले हिरण, चिकंारा 
जसेै जीवो ंकी रक्षा करत ेहैैं।

खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्ररों मेें खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की 
पहली किस्त शुरू की

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलेें
	 जनजातीय अनसंुधान संस्थानो ं(TRIs) को समर््थन: इसके तहत जनजातीय भाषाओ,ं 

परंपराओ ंऔर औषधीय प्रथाओ ंपर अनुसंधान एवं विकास को बढ़़ावा दिया जा रहा है।
	 ट््रराइबल कोऑपरेटिव मार्के टिगं डेवलपमेेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटड (ट््रराइफेड/ 

TRIFED): यह संस्था जनजातीय उत्पादो ंके लिए विपणन सेवाएं प्रदान करती है।
	 प्रधान मंत्री वन धन योजना: इसका उद्देश्य जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार््य आर्थिक 

गतिविधि मेें बदलना है। इसके लिए प्रौद्योगिकी उपायो ंऔर आदिवासियो ंके पारंपरिक 
ज्ञान एवं कौशल का उपयोग किया जा रहा ह।ै

अपतटीय खनन के लिए उठाए गए कदम
	 नेशनल जियोलॉजिकल डेटा रिपॉजिटरी (NGDR) पोर््टल: यह एक केें द्रीकृत डिजिटल 

प्लेटफॉर््म है, जो GIS के माध्यम से भूवैज्ञानिक अन्वेषण डेटा प्रदान करता है।
	 डीप ओशन मिशन: इस मिशन का उद्देश्य पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स का पता लगाना और उनका 

निष्कर््षण करना है।
	 अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनो ंका अस्तित्व) नियम, 2024: इनके तहत अन्वेषण के 

चरणो ंतथा खनिज संसाधनो ंएवं भंडार के वर्गीकरण को परिभाषित किया गया ह।ै

संचार राज्य मंत्री ने राज्य सभा मेें एक प्रश्न के उत्तर मेें डिजिटल भारत निधि के बारे मेें विस्तृत जानकारी दी।

डिजिटल भारत निधि के बारे मेें

	 पहले इस निधि को यनूिवर््सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के नाम से जाना जाता था। 

	 स्थापना: इसकी स्थापना भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत के गई है। 

	 यनूिवर््सल सर्विस ऑब्लिगेशन (USO) के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार इसकी स्थापना हुई 
है। 

	 कार््य/ उद्देश्य: दूरसंचार सेवाओ ंसे वंचित ग्रामीण, रिमोट और शहरी क्षेत््रोों  मेें दूरसंचार सेवा की पहुुँच और 
वितरण को बढ़़ावा देकर यनूिवर््सल सर्विस का लक्ष्य प्राप्त करना।

	 विभाग: यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के अतंर््गत आने वाली एक पहल है।

	 अध्यक्ष: केें द्र सरकार द्वारा नियकु्त अधिकारी। 

डिजिटल भारत निधि
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अन्य सुर््खखि ़यां

केें द्रीय संस्कृत ि मंत्रालय “ग्लोबल इंगेजमेेंट स्कीम” का क्रियान्वयन कर रहा है। 

	 इस स्कीम का उद्देश्य दनुिया भर मेें भारत की समदृ्ध सासं्कृत िक विरासत को बढ़़ावा देना ह।ै

ग्लोबल इंगेजमेेंट स्कीम के बारे मेें

	 इसे पहले ‘अतंर््रराष्ट्रीय सासं्कृत िक संबंध संवर््धन योजना’ कहा जाता था। 

	 ग्लोबल इंगेजमेेंट स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैैं:

	 भारत महोत्सव (Festival of India): इसे दो देशो ं के लोगो ं के बीच संपर््क  और द्विपक्षीय 
सासं्कृत िक संबंधो ंको बढ़़ावा देने के लिए विदेशो ंमेें आयोजित किया जाता ह।ै

	 सहायता अनदुान: इंडो फॉरेन फ्ररें डशिप कल््चरल सोसाइटीज स्कीम को सहायता अनुदान प्रदान किया 
जाता ह।ै

	 अशंदान अनदुान: ICROM, यनूेस्को, विश्व विरासत निधि जसेै अतंर््रराष्ट्रीय संगठनो ंकी सदस्यता के 
रूप मेें भारत वित्तीय अशंदान देता ह।ै इसके अलावा, भारत इनकी अतंर््रराष्ट्रीय बैठको ंमेें भाग लेता है 
या देश मेें इनकी बैठको ंका आयोजन करता है।

ग्लोबल इंगेजमेेंट स्कीम 
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28 नवंबर को ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि थी।
ज्योतिराव फुले के बारे मेें

	 जन्म: सतारा (महाराष्टट्र)
	 उन््होों ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक समाज सुधारक के रूप मेें कार््य किया। उन््होों ने छुआछूत जसैी सामाजिक बरुाइयो ंका विरोध किया और महिला शिक्षा 

को बढ़़ावा दिया।
प्रमखु योगदान

	 अपनी धर््मपत्नी की मदद से ज्योतिराव फुले ने 1848 मेें पुणे मेें तात्यासाहेब भिड़़े के निवास स्थान पर लड़कियो ंके लिए पहला स्कूल  शुरू किया।
	 जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए उन््होों ने 1873 मेें सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
	 पुस्तके: गलुामगिरी; सार््वजनिक सत्यधर््म, आदि।
	 मलू्य: समानता, करुणा, नेततृ्व, आदि।

सुर््ख़ख़ियोों मेें रह ेव्यक्तित्व 

केरल मेें कोरगा जनजाति को ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट के तहत भूमि का स्वामित्व दिया जाएगा।

कोरगा जनजाति के बारे मेें
	 निवास क्षेत्र: यह जनजाति केरल के कासरगोड जिले और कर््ननाटक मेें पाए जाने वाले विशेष रूप से 

कमजोर जनजातीय समूहो ं(PVTGs) मेें से एक ह।ै
	 किसी जनजातीय समूह को PVTGs के रूप मेें मान्यता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती ह।ै 

वर््तमान मेें देश मेें 75 PVTGs समुदाय हैैं।
	 स्थिति/ दर््जजा: राष्टट्रपति आदेश 1956 के तहत कोरगा जनजाति को अनसूुचित जनजाति का दर््जजा 

दिया गया ह।ै

	 पारंपरिक व्यवसाय: टोकरी बनाना।

	 भाषा: इस समुदाय के लोग तुलु भाषा बोलत ेहैैं। हालाकँि, इनकी अपनी एक स्वतंत्र भाषा भी ह।ै

ऑपरेशन स्माइल के बारे मेें
	 केरल सरकार की इस पहल का उद्देश्य बेघर लोगो ंका पुनर््ववास और उनकी सहायता करना है।

कोरगा जनजातिधर्ममांतरण पर सुप्रीम कोर््ट का निर््णय

सुप्रीम कोर््ट ने कहा है कि किसी धर््म मेें सच्ची आस्था के बिना केवल आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया गया 
धर््माांतरण “संविधान के साथ धोखाधड़़ी” ह।ै

सुप्रीम कोर््ट के निर््णय के मखु्य बिदं:ु

	 सी. सेल्वरानी बनाम विशेष सचिव मामले मेें सुप्रीम कोर््ट ने निर््णय दिया ह ैकि प्रत्येक नागरिक को संविधान 
के अनुच्छेद 25 के तहत “अतंःकरण की स्वतंत्रता और धर््म को अबाध रूप से मानने, आचरण और 
प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता” का मूल अधिकार है।

	 यदि धर््माांतरण किसी धर््म मेें सच्ची आस्था की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया 
ह,ै तो इसकी अनमुति नहीं दी जा सकती है।

	 इससे पहले सुप्रीम कोर््ट ने मोहम्मद सादिक बनाम दरबारा सिहं गुरु मामले मेें कहा था कि कोई व्यक्ति 
अपना धर््म और आस्था बदल सकता है, लेकिन अपनी जाति नही ंबदल सकता, क््योों कि जाति का निर््धधारण 
जन्म से होता है।

इंडियन आर्मी ने ‘एकलव्य’ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर््म शुरू किया ह।ै 

	 इसका उद्देश्य इंडियन आर्मी के वर््ष 2024 की थीम “प्रौद्योगिकी अपनाने का वर््ष” के अनुरूप सेना के 
अधिकारियो ंको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। 

एकलव्य प्लेटफॉर््म के बारे मेें

	 इसे हेडक्वार््टर््स आर्मी ट््ररेनिगं कमाडं के तत्वावधान मेें विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर््म की प्रायोजक 
एजेेंसी आर्मी वॉर कॉलेज ह।ै 

	 इस प्लेटफॉर््म को गाधंीनगर स्थित “भास्कराचार््य राष्ट्रीय अतंरिक्ष अनपु्रयोग और भ-ूसूचना विज्ञान संस्थान 
(BISAG-N)” द्वारा विकसित किया गया ह।ै इसे विकसित करने मेें सूचना प्रणाली महानिदेशालय ने भी 
सहायता की है। 

	 एकलव्य प्लेटफॉर््म के निम्नलिखित लाभ हैैं: 
	 पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण का आधनुिकीकरण करना, 
	 ऐसी लचीली और विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना जो पारंपरिक कोर््स की जटिलता को कम करती हो। 

एकलव्य प्लेटफॉर््म

केें द्र सरकार कॉर्पोर�ेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडो ंका उल्लंघन करने की वजह से कुछ कार 
विनिर््ममाताओ ंपर जरु््ममाना लगा सकती है। 

CAFE मानदंडो ंके बारे मेें 

	 इन मानदंडो ंको पहली बार सरकार ने ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2017 मेें अधिसूचित 
किया था। 

	 उद्देश्य: 
	 CO2 उत्सर््जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना, 
	 कच्चे तले पर निर््भरता और वाय ुप्रदूषण को कम करना। 

	 CAFE मानदंड उत्सर््जन मानको ंका एक समूह ह ैजो एक वित्तीय वर््ष मेें किसी कार विनिर््ममाता के सभी 
वाहनो ंद्वारा उत्सर्जित कार््बन डाइऑक्साइड (CO₂) की मात्रा को निर््धधारित करता ह।ै

	 जसेै मारुति सुजकुी के सभी वाहनो ंके लिए प्रति किलोमीटर 107.28 ग्राम CO₂ उत्सर््जन की सीमा 
निर््धधारित की गई थी।  

	 किन पर लागू है: पेट््ररोल, डीजल, तरलीकृत पेट््ररोलियम गैस, सीएनजी से चलने वाले 3,500 किलोग्राम से 
कम सकल भार वाले वाहन।

कॉर्पोरटे औसत ईंधन दक्षता (Corporate Average Fuel 
Efficiency: CAFE) मानदंड

जारवा जनजाति 

अडंमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति को पहली बार मतदाता सूची मेें नामाकंित किया गया ह।ै

जारवा जनजाति के बारे मेें

	 इस जनजाति की अनमुानित आबादी 341 ह।ै यह दक्षिण और मध्य अडंमान द्वीपो ंके पश्चिमी तटो ंपर 
निवास करती हैैं।

	 व्यवसाय: ये शिकार और संग्रहण कर अपना जीवनयापन करते हैैं।

	 जारवा जनजाति अडंमान और निकोबार द्वीप समहू के मलू निवासियो ंमेें से एक ह।ै अन्य मूल निवासी 
जनजातियो ंमेें ग्रेट अडंमानी, ओगं, सेेंटिनलीज, शोम्पेन, आदि शामिल हैैं।

भारत ने परमाण ुपनडुब्बी INS अरिघात से K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

K-4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे मेें

	 प्रकार: यह परमाणु-सक्षम और सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) ह।ै
	 इसे अडंरवाटर प्लेटफॉर्मम्स से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है।

	 विकास: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)

	 रेेंज: 3,500 कि.मी.

	 महत्त्व: इससे भारत न्यूक्लियर ट््ररायड क्षमता वाले देशो ंके एक विशिष्ट क्लब का हिस्सा बन गया है।
	न्यू क्लियर ट््ररायड या परमाण ुत्रय का मतलब है- जमीन, वाय ुऔर समदु्र से परमाण ुहमला करने की 

क्षमता होना।
	 INS अरिघात भारत की दूसरी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर (SSBN) पनडुब्बी ह।ै इस श्रेणी 

की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत है। 

K-4 मिसाइल

ज्योतिराव फुले (1827 - 1890)
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